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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1575 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए मंजूर किए गए बजट का कम उपयोग
1575. श्री संजय सिंह: 

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) 
क्या यह सच है कि गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के लिए मंजूर किए गए 20000 करोड़ रूपए में से 2014-2018 के दौरान केवल 3639.89 करोड़ रूपए ही खर्च हुए हैं; 

(ख) 
यदि हां, तो यह जानते हुए कि परियोजना 2020 में खत्म होनी है इस परियोजना के लिए मंजूर किए गए बजट का कम-उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं, और यदि हां, तो वर्ष 2014 से वर्ष-वार खर्च किए गए बजट का तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ग) 
वर्ष 2014 से अब तक कितने मलजल शोधन संयंत्रों को क्रियाशील किया गया है; और 

(घ) 
विगत तीन वर्षों में गंगा नदी के पानी के परिवेश गुणवत्ता स्तर में वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) गंगा नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम हेतु स्‍वीकृत 20,000 करोड़ रूपए में से 6131.22 करोड़ रूपए की राशि भारत सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन को वर्ष 2014-15 से 2018-19 के 30 नवम्‍बर, 2018 तक जारी की गई है। तदुपरांत एनएमसीजी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्‍य सरकारों/राज्‍य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों/राज्‍य सरकारों के अन्‍य निष्‍पादक अभिकरणों को 4994.10 करोड़ रूपए जारी किया गया है। 
(ख) पांच वर्ष की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है, जिसे दिसम्‍बर, 2020 तक खर्च किया जाना है। इस अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 10771.42 करोड़ रूपए की संशोधित अनुमान की तुलना में एनएमसीजी को 6131.22 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। इसकी तुलना में एनएमसीजी ने आ‍ज की तिथि तक (30 नवम्‍बर, 2018) 4994.10 करोड़ रूपए का व्‍यय किया गया है।
भूमि अधिग्रहण और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब, ठेकेदारों द्वारा निविदा के प्रति समुचित प्रतिक्रिया नहीं दिखाने के कारण पुनः निविदा जारी करना, श्रमिकों की समस्या, ठेकेदारों द्वारा खराब प्रदर्शन जिसके कारण संविदा को रद्द करना आदि के कारण परियोजनाओं के निष्पादन की गति धीमी रही, जिसके फलस्वरूप निधि का कम उपयोग हुआ। तथापि, एनएमसीजी का एक प्राधिकरण के रुप में गठन और दिसंबर, 2016 से उसके प्रचालन में आने के पश्चात सीवेज शोधन संयंत्रों को स्वीकृति करने की गति, निरीक्षण और डायवर्जन कार्य तथा संबंधित परियोजनाओं के साथ-साथ विभिन्न अन्य परियोजनाओं की गति तेज हुई है, जिससे पूंजी सृजन हुआ है और वे वास्तविक रूप में कार्यान्वयन तथा निष्पादन की विभिन्न अवस्था में हैं। इससे न केवल वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने की संभावना है, बल्कि निम्नलिखित तालिका के 
अनुसार उच्च व्यय भी देखा जा सकता है।
	वित्त वर्ष
	बजट आबंटन
	संशोधित आबंटन
	भारत सरकार द्वारा जारी
	एनएमसीजी द्वारा वास्तविक व्यय

	2014-15
	2,137.00
	2,053.00
	326.00
	170.99

	2015-16
	2,750.00
	1,650.00
	1,632.00
	602.60

	2016-17
	2,500.00
	1,675.00
	1,675.00
	1,062.81

	2017-18
	2,550.00
	3,023.42
	1,423.22
	1,625.11

	2018-19*
	3,070.00
	2,370.00
	1,075.00
	1,532.59

	Total
	13,007.00
	10,771.42
	6,131.22
	4,994.10


     (*30 नवंबर, 2018 को अपडेट किया गया)

यह उल्लेख करना महत्वपर्ण है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष के दौरान व्यय में वृद्धि हुई है।
(ग):
नमामि गंगे कार्यक्रम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसमें नगरनिगम सीवेज का शोधन, औद्योगिक बहि:स्राव का शोधन, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्‍वच्‍छता, नदी तट विकास, घाट व शवदाहगृहों का निर्माण, वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण, सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम आदि सहित विभिन्‍न समन्वित कार्यक्रमों के माध्‍यमों से चलाया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्‍य सहित नमामि गंगे अथवा अन्‍य स्‍कीमों के तहत स्‍वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन की निगरानी के लिए राज्‍य सरकार के साथ निरंतर समन्‍वय किया जाता है।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 19742 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर अब तक 131 सीवेज परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्‍यम से 887 एमएलडी के पुनर्स्‍थापन सहित 3075.56 एमएलडी की नई एसटीपी क्षमता सृजित की जाएगी। इनमें से अब तक 20 नई एसटीपी प्रचालित की जा चुकी है, जिनकी कुल क्षमता 468.19 एमएलडी है और 92 एमएलडी की कुल क्षमता सहित 3 एसटीपी का पुनर्स्‍थापन किया जा चुका है।
पूर्ववर्ती स्‍कीमों जैसे गंगा कार्य योजना (जीएपी-।), जीएपी-।।, राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) और नमामि गंगे आदि के तहत सृजित 84 पुराने एसटीपी का निष्‍पादन आकलन करने हेतु एनएमसीजी द्वारा एक अध्‍ययन भी शुरू किया गया है। इस अध्‍ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि इन 84 एसटीपी में से – 
(i) 733 एमएलडी की शोधन क्षमता सहित 39 एसटीपी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं।
(ii) 31 (270 एमएलडी) खराब पाए गए हैं और 
(iii) 14 (581 एमएलडी) को प्रचालनात्‍मक अवस्था में पाया गया है लेकिन वे गैर-अनुपालक है तथा उनका क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है।
इन एसटीपी को प्रचालनात्‍मक अवस्था में लाने के क्रम में भारत सरकार ने निम्‍नलिखित कदम उठाए है:-
(i) 12 एसटीपी (91 एमएलडी) के लिए अपग्रेडेशन और दीर्घावधि प्रचालन और अनुरक्षण को मंजूरी दी गई है।
(ii) 8 एसटीपी (530 एमएलडी) को वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत एकीकृत किया गया है।
(iii) 23 एसटीपी के अपग्रेडेशन हेतु निविदा प्रक्रिया चल रही है।
(iv) 2 एसटीपी को हटा (डिस्कार्डे) दिया गया है और नई एसटीपी का प्रस्‍ताव दिया गया है।

(घ) नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) गंगा नदी के जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में की गई जल गुणवत्ता निगरानी से पता चलता है कि अपघटित ऑक्सीजन जोकि नदी की स्थिति का एक सूचक है, नहाने के लिए जल गुणवत्ता के अधिसूचित प्रारंभिक मानकों की स्वीकार्य सीमा के बीच पाई गई है और यह सभी मौसमों में गंगा नदी के इको-सिस्टम और लगभग पूरे गंगा क्षेत्र के लिए संतोषजनक है। 
सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के कारण, वर्ष 2018 में किए गए नदी जल गुणवत्ता आकलन में वर्ष 2017 की तुलना में जल गुणवत्ता प्रवृत्ति में सुधार देखा गया है। अपघटित ऑक्सीजन का स्तर 39 स्थानों पर सुधरा है। 42 और 47 स्थानों पर क्रमशः जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर और फीकल-कॉलीफार्म में कमी आई है। 
नदी की सफाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कई उपाय शुरू किए हैं जिसमें प्रदूषण उत्पन्न होने के स्रोत पर ही प्रदूषण का उपशमन और नियंत्रण शामिल है जिसके लिए गंगा नदी की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों के लिए सीवेज परिशोधन संयंत्रों की स्थापना/उन्नयन, सतह की सफाई संबंधी कार्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए गए हैं। इन परियोजनाओं के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और सभी परियोजनाओं के प्रचालन में आ जाने से जल गुणवत्ता में और सुधार होने  की संभावना है। 
******
